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एनााशत त पांव 


समान नागरिक संहिता 


समान नागरिक संहिता का विचार स्वतंत्रता (947) के पूर्व से ही भारत में 
चला आ रहा है। परंतु अब वह मुख्यतः भारतीय संविधान का मुद्दा बन गया है। 
क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात्‌ देश का जो संविधान बना उसमें समान नागरिक संहिता 
के नाम से इसकी एक धारा विधवत्‌ शामिल कर दी गई। यह संविधान का अनुच्छेद 
44 है जो इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। 


संविधान अनावश्यक विस्तार 


संविधान एक उच्च स्तरीय दस्तावेज है। संविधान का उद्देश्य उन आधारभूत 
सिद्धांतों का निर्धारण है जिनकी भावनानुसार देश के प्रशासन (या किसी संगठन) को 
चलाया जा सके। स्वयं अपनी प्रकृति के अनुरुप संविधान को संक्षिप्त होना चाहिये | 
क्योंकि संविधान जितना विस्तृत होगा उतना ही उसमें परस्पर विरोध उत्पन्न होंगे तथा 
बार-बार उसमें परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार संविधान का आदर समाप्त 
हो जायेगा। यहां तक कि विस्तार तथा जटिलता के कारण अंततः ऐसा होगा कि मात्र 
कु८ संविधान विशेषज्ञ ही उसको जानेंगे। सामान्य नागरिकों को उसकी कोई जानकारी 
या चि बाकी नहीं रहेगी। 


यही कारण है कि अर्न्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संविधान विशेषज्ञ विस्कान्सन 
यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड फेलमेन (03५09 #०॥ग्ाथा) से लेकर भारत के सबसे 
बड़े संविधान विशेषज्ञ श्री नानी पालकीवाला तक ने संक्षिप्त संविधान का समर्थन किया 


हे । 


वर्तमान समय में सभी विकसित राष्ट्रों के संविधान अत्यंत संक्षिप्त हैं। उदाहरण 
के लिये अविकसित राष्ट्र जार्जिया (5०0एष्ठॉं3) का संविधान पांच लाख 5,00,000) 
शब्दों का हैज़बकि विकसित राष्ट्र अमेरिका का संविधान मात्र सात हजार शब्दों में 
सिमटा हुआ है। इसी प्रकार जापान का संविधान अत्यंत संक्षिप्त है, जिसको वर्तमान 
समय में विकसित राष्ट्रों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त है। 6/85-86) 
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भारत का संविधान संभवत: सारे देशों के संविधानों में सबसे अधिक लम्बा 
है। बारह विस्तृत अनुसूचियों के अतिरिक्त यह संविधान 395 धाराओं में फेला हुआ 
है। जबकि अधिकतर धाराओं की उपधाराएं भी हैं। इस विस्तृत “संविधान निर्माण” 
का अनुचित होना इसी से स्पष्ट हे कि नवम्बर 949 के बाद से अब तक इसमें लगभग 
80 (अस्सी) संशोधन हो चुके हैं, वथा और अधिक संशोधनों की मांग जारी है। इन 
सबके बावजूद यह “सम्पूर्ण” संविधान देश को उन्‍नति के पथ पर आगे ले जाने में 
सफल न हो सका। 


डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भारत कौ संविधान सभा के अध्यक्ष (946-49) थे। यह 
संविधान यद्यपि उन्हीं की अध्यक्षता में बना, तथा इसके पूर्ण होने के पश्चात्‌ उन्होंने 
26 नवम्बर 949 को इस पर अपने हस्ताक्षर किये। तथापि वे विस्तृत संविधान बनाने 
के पक्ष में नहीं थे। 


[॥ ॥४5 एट्ांलणए 300055 (0 6 टणातओपपला। 455०॥०ए ए. 
रिवांखाता॥ यिब्चध्घ0 50 पोषक ९्थाजर।ाएु व्यातण फैर शाशा ॥ पी 
(एजाह्वापाणा भाव ॥09९0 00 ॥॥6 06ए९०्ुमदला। ण ९2॥0ए ८एाएशा।एणाड. 
दउिएा 0९5९ 48ए6 0 #लशा 4९९टॉ0फ20 वात ९एटाशांतरर ॥85 00 06 एशाधआादा 
ग ॥6 एणाहआएा0एा), 


डॉ. राजेन् प्रसाद ने संविधान सभा में अपना विदाई भाषण देते हुए कहा कि 
संविधान में हर बात नहीं लिखी जा सकती। उन्होंने आशा प्रकट की कि स्वस्थ परम्पराएं, 
स्थाषित की जायेंगी। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत यह धारणा बन गई कि 
हर बात को संविधान में लिख दिया जाये। (हिन्दुस्तान टाइम्स 24 मई 995) 


किसी संविधान का अनावश्यक विस्तार उसमें अनावश्यक धाराओं को शामिल 
करने का परिणाम होता है । भारतीय संविधान में इस प्रकार की अनावश्यक धाराऐँ बड़ी 
संख्या में शामिल हैं। उन्हीं में से एक प्रशासनिक नीतियों के मार्गदर्शक सिद्धांतों 
(0॥०८४४८ 7रभ0भ५) की धारा 44 है जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है । 
इसमें कहा गया हे कि शासन इस बात का प्रयास करेगा कि भारत के सभी नागरिकों 
के लिये एक समान नागरिक संहिता लागू की जा सके । 


रह 586 जोश 20029ए700 0 5८टाणएट 0 6 लारशा5ड 8 प्रजा! 
अंज। ०09९ धराण्प्रशराणपा पर (शताताज एण 409, 


संविधान की यह धारा उतनी ही असंवेधानिक है जितना यह कहना कि शासन 
इस बात का प्रयास करे कि देश के तमाम नागरिकों के लिये एक समान भोजन-सूचि 
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(7००४ ए्राथव0) तैयार हो जाये। जिस प्रकार यह संभव नहीं है कि देश के सारे 
स्त्री-पुरुप और बूढ़े तथा बच्चे एक ही प्रकार का भोजन करें तथा एक ही प्रकार के 
वस्त्र धारण करें। इसी प्रकार यह भी निश्चित रुप से संभव नहीं है कि एक विशाल 
देश के सारे स्त्री-पुरुष एक ही ढंग से शादी-विवाह की रस्म अदा करें। चाहे इसके 
लिये विधिवत्‌ कानून ही क्‍यों न बना दिया जाये। 


संविधान का काम राष्ट्रीय नीतियों के आधारभूत नियमों को निर्धारित करना है, 
न कि निजी मामलों में लोगों कौ व्यक्तिगत पसंद-नापसंद को मिटाकर अनावश्यक रुप 
से एकरुपता लाने का प्रयास करना। 


तथापि जब कोई बात लिख कर छाप दी जाती है तो बहुत सारे लोग इसको 
यथार्थ समझ लेते हैं। यही हाल संविधान की इस धारा का भी हुआ। अतएव बहुत 
से लोग इसकी दुहाई देकर मांग करते रहते हैं कि एक समान नागरिक संहिता का दोर 
लाने के लिये संसद एक कानून बनाये और उसको पूरे देश में लागू किया जाये। 


नेहरु रिपोर्ट 


पूरे देश के लिये समान नागरिक संहिता बनाने का विचार काफी पहले से चला 
आ रहा है। संभवत: इसकी सर्वप्रथम अभिव्यक्ति 928 में नेहरु रिपोर्ट के रूप में हुई । 
नेहरु रिपोर्ट वास्तव में स्वतंत्र भारत के संविधान का एक अभ्रिम मसौदा था, जिसको 
प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ मोतीलाल नेहरु ने तैयार किया था। इस संवैधानिक मसौदे में 
स्वतंत्र भारत में शादी-ब्याह के मामलों को समान राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत लाने का 
प्रस्ताव किया गया था। उस समय भी मुस्लिम विद्धानों ने इसका कड़ा विरोध किया। 
इसके साथ ही तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भी इसको स्वीकार करने से इनकार कर 
दिया। इसमें भारत के लिये ओपनिवेशिक स्तर 0)0॥४४॥0०॥ 5४05) की बात कही 
गई थी जो अंग्रेजों को स्वीकार नहीं थी। 


इसके बाद दिसम्बर 939 में इस पर विचार करने के लिये कांग्रेस का एक 
अधिवेशन लाहौर में बुलाया गया। इस अधिवेशन में इसके व्यावहारिक पक्षों पर विचार 
करने के पश्चात्‌ नेहरु रिपोर्ट को रद्द कर दिया। 
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उच्चतम न्यायालय का निर्णय 


सन्‌ 985 से एक समान नागरिक संहिता के मुद्दे को एक नया संवेधानिक 
महत्व प्राप्त हो गया। जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायथीशों ने इसके पक्ष में अपनी 
राय देना शुरु कर दी। 


इस मामले में अदालती बहस का आरम्भ उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य 
न्यायधीश श्री वाईवीचद्वचूड़ के निर्णय से होता है। सन्‌ 985 में उन्होंने “मोहम्मद 
एहमद- शाहबानों” प्रकरण में अपना सर्वविदित निर्णय सुनाया था। इस निर्णय में चर्चा 
के वास्तविक विषय की सीमा लांघते हुए उन्होंने यह कहने की भी जरुरत महसूस की 
कि संविधान की धारा 44 के अन्तर्गत कानून बनाना समय की मांग हैतथा यह कि 
समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकता को लाने में सहायक होगी। 


3 ९णगात0णा टाज्य 2096 जा। ॥2ट7 6 2४०5९ 0ए ॥॥0079 परा€्शाथांणा, 


इसके पश्चात्‌ सन्‌ 985 में ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश चिनप्पा रेड्डी 
ने एक मामले में विचार प्रकट करते हुए कहा कि यह एक ओर उदाहरण है जो इस 
बात को स्पष्ट करता है कि एक समान नागरिक संहिता हमारी तुरन्त तथा अनिवार्य 
आवश्यकता बन चुकी हे। 


वफ्रेह क़ारइला। ९85८ ॥5 १४९  भाणारा जाटी 7८525... ० 2८ 
ग्रा९त86 ॥॥0 ००7एप्रॉडए४ ॥060 07 8 प्रयाणि॥ टांग्री 6006, 


यही बात अधिक विस्तार से तथा जोर देकर उच्चतम न्यायालय की दो सदस्यों 
की खंडपीठ ने मई 995 में अपने सर्वसम्मत निर्णय में कही है। इसमें सदस्य न्यायमूर्ति 
कुलदीप सिंह तथा न्यायमूर्ति आरएमसहाय थे। इसमें कहा गया है कि संविधान की 
धारा 44 के अनुसार समान नागरिक संहिता को लागू करना राष्ट्रीय स्थिरता की ओर 
एक निर्णायक कदम है। इसका काई भी औचित्य नहीं है कि किसी भी कारण से देश 
में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने में देरी की जाये। 


(0 ग्राा09प्०2 8 प्राणणा। छडइणायओं फज्ञ (5) 8 १6०४ए९ 5९० 
[0प्रक्नाध5 ॥रगणा॥। ०05009॥0... वरीश€ ॥5 00 ]पश/7८2०णा ण३500९ए2८ 
पा तहशाए ॥रवद्याथरालप हा वराएणवालाणा ए 4 ण्रांगिाध। 9250 !७ए 
॥ 6 ००0८५ (9.22). 


संविधान का अनुच्छेद 44 


यह सारी बातें संविधान के अनुच्छेद 44 के संदर्भ में कही जा रही हैं। यह 
धारा संविधान के चोथे भाग में है। यह भाग प्रशासनिक नीतियों के लिये मार्गदर्शक 
सिद्धांतों के रुप में संविधान में शामिल किया गया है। इसकी धारा 37 में यह स्पष्ट 
किया गया है कि इस भाग में जो धाराएँ दर्ज की गई हैं वे किसी भी न्यायालय द्धारा 
लागू नहीं की जा सकेंगी। इसका संबंध पूर्ण रुप से राज्य तथा प्रशासन से है ऐसी 
स्थिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों का बार-बार धारा 44 के संदर्भ में समान 
नागरिक संहिता के मुद्दे को छेड़ना एक ऐसे मामले में दखल देना है जिसका उनसे 
कोई संबंध नहीं। अतएव जनता दल ने इस निर्णय पर टिप्पणी करते हुए (द पायनियर 
5 मई 995) इसे “अपनी सीमा से आगे बढ़कर संसद की सीमा में प्रवेश करना” 
बताया । 


[[ 5 3 [प्रतालंग धल5ड]355 ता खियशाएशा?5 गप्राइतलाता, 


इसी पृष्ठभूमि में “द हिन्दुस्तान टाइम्स” (2 मई 995) ने अपने संपादकीय 
में इस निर्णय पर टिप्पणी का आरंम्भ इस वाक्य से किया था कि - भारत के उच्चतम 
न्यायालय ने पिछले कुछ वर्षों में बार-बार यह रुझान दिखाया है कि वह ऐसे स्थानों 
में घुस पड़ती हे जहां प्रवेश करने से फरिश्ते भी घबराते हे। 


धर 5 $फालार (०णा व 76एशआ ॥टश5 95 त5949920 8 एलालागा। 
लि ॥प्र्शा।ए चात हाभा। ही3! भ्राएटो5 €थ्वा [0 089. 


स्वयं संविधान के अनुसार समान नागरिक संहिता को विधि का रुप देने का 
संबंध पूर्ण रुप से सरकार से है तथा सरकार का हाल यह है कि 956 में तत्कालीन 
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने साफ तोर पर कहा था कि में नहीं समझता कि वह 
समय आ गया है कि मैं इसको पूर्णता तक पहुंचाऊं। 


| 60 खत गा दवा 20 धीट छाए5लआ ग्राण्याल (९ 6 ॥$ ॥0९ 
॥ ॥7043 0 गा [0 09 ॥0 09०५ ॥ पाएप्री, 


यही बात उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी कही और अब वर्तमान प्रधानमंत्री 
पीज़हीजरसिंम्हाराव ने भी यही बात कह दी है। (टाइम्स आफ इंडिया 28 जुलाई 995 
पृष्ठ 7) अब यह बड़ी अजीब बात है कि जिन लोगों को व्यावहारिक रुप से समान 
नागरिक संहिता लाना है वह तो इससे असंबद्धता प्रकट कर रहे हैं तथा जिन लोगों के 
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अधिकार क्षेत्र में सिरे से इसका मामला हो नहीं वे इसके पक्ष में जोशीले भाषण दे रहे 
हैं। इस प्रकार की बातें समय नष्ट करना मात्र है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। 


धार्मिक स्वतंत्रता एक अनिवार्य अधिकार 


जो लोग संविधान की धारा 44 के संदर्भ में एक समान नागरिक संहिता की 
बात कठते हैं। उन्होंने संभवतः इस पर बहुत कम ध्यान दिया है कि स्वयं संविधान की 
धारा 25 में इसका खंडन विद्यमान है। भारतीय संविधान की धारा 25 में भारत के 
प्रत्येक नागरिक को अंतरात्मा व धार्मिक कृत्यों तथा धर्म के प्रचार की पूरी स्वतंत्रता 
दी गई है। इसमें कहा गया है कि सारे व्यक्ति समान रुप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता 
का. अधिकार रखते हैं। उनको यह अधिकार है कि वे स्वतंत्र रुप से किसी धर्म को 
स्वीकार करें, उसपर चलें तथा उसका प्रचार करें। 


#५॥ एउशा505 26 स्वूपथ्।/ लाव।20 40 #॥९९607 णी॑ ८050९९॥०९ ॥0 
6 एंश्ा। 7९९9 (० [॥0655, [745९ 3॥0 |7099243९ ॥थए/0ा. 


धर्म का यह चुनाव व्यक्ति या समुदाय की स्वयं की मर्जी पर निर्भर होगा। 
इसीलिये धारा 25 की व्याख्या (,|&॥900॥ ॥) में कहा गया है कि सिखों की 
धार्मिक स्वतंत्रता में उनका यह अधिकार शामिल है कि वे अपने विश्वास के अनुसार 
अपने साथ कृपाण (कटार) रखें। संविधान में “सांस्कृतिक अधिकार” के अन्तर्गत सामान्य 
रुप से यह कहा गया है कि भारतीय नागरिकों का कोई भी वर्ग जो अपनी अलग 
संस्कृति तथा भाषा रखता हो उसको यह अधिकार होगा कि वह अपनी संस्कृति तथा 
भाषा की सुरक्षा करे। (धारा 29) 


इसके अतिरिक्त धार्मिक स्वतंत्रता कौ धारा जो संविधान में है वह संविधान के 
उस भाग में है जिसका संबंध नागरिकों के बुनियादी अधिकारों (ईफातशाशा&/ 
/25) से है। जबकि उपरोक्त धारा 44 संविधान में दिये हुए मार्गदर्शक सिद्धांतों के 
अन्तर्गत आती है, तथा स्वयं संविधान की धारा 37 के अनुसार उसके मार्गदर्शक सिद्धांतों 
की धाराएं उसके बुनियादी अधिकारों की धाराओं के अधीन है न कि उससे स्वतंत्र । 


ऐसी स्थिति में संविधान की धारा 44 के संदर्भ में सरकार से यह मांग करना 
कि वह समान नागरिक संहिता को देश में कानून बनाकर लागू करे, स्वंय संविधान की 
मूल भावना के विरुद्ध है। जब तक देश में कोई ऐसा संप्रदाय विद्यमान है जो इस 
प्रकार के कानून बनाये जाने को अपने धर्म में अनावश्यक हस्तक्षेप मानता है, उस समय 
तक स्वयं संविधान के अनुसार ऐसा करना संभव नहीं। तथा यदि कोई संसद ऐसा 
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कानून बनाये ओर देश का कोई धार्मिक समुदाय उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील 
करे तो न्यायालय जो संविधान का रक्षक है, वह निश्चित रुप से ऐसे कानून को रद्द 
कर देगा। 


भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की धारा कोई साधारण बात नहीं है। 
यह मानवाधिकार की उस घोषणा (एग्रांएशा5३॥ 0८८क्बगयांणा रण पाबवा 772॥5) 
के अन्तर्गत है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने 948 में जारी किया था तथा जिसका एक 
स्थायी सदस्य भारत भी है। इस घोषणा के आर्टिकल 8 में इस बात की जमानत दी 
गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता होगी। इसमें धर्म बदलने की स्वतंत्रता 
तथा अपने मनोवांछित धर्म पर चलने की स्वतंत्रता भी शामिल है। 


भारत ने इस अन्तराष्ट्रीय घोषणा पर एक राष्ट्र के रुप में अपने हस्ताक्षर किये 
हैं। इसी तरह धार्मिक स्वतंत्रता प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक ऐसा अधिकार बन 
जाती है जिसको किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता। 


धर्म तथा व्यक्तिगत अधिनियम 


उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त दो सदस्यीय खंडपीठ के 3 पृष्ठों के निर्णय 
(मई 985) में इस प्रकार के कानून निर्माण का औचित्य यह कहकर निकाला गया है 
कि विवाह व तलाक के मामले का संबंध धर्म से नहीं है बल्कि इसका संबंध देश के 
कानून से है न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह अपने निर्णय में लिखते हैं कि संविधान की धारा 
44 इस विचार पर आधारित हे कि सभ्य समाज में धर्म तथा व्यक्तिगत कानून के मध्य 
कोई अनिवार्य संबंध नहीं है उसकी धारा 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देती है जबकि 
धारा 44 सामाजिक संबंधों तथा व्यक्तिगत कानून को धर्म से अलग कर रहो है। 


खाट 44 5 085९0 ज (6 ०णाएश्फा धो 02 45 ॥0 ॥202558५ 
९०णाालरलांगा ए0लणरला सलाडाणा बात एटा5णा॥ं (१७ ॥ 3 टांभ500 505९५. 
#ाारलौरट 25 ए॒पएथ्याथ्ा22८5 708005 ॥0९200,ा ्रीटाट35 #यरांटोट 44 5९८८६ 0 
वार लाएंतणा एणा 5029  हटाआाएणा5$ 09 फ़ुटाइणा2ा 99. 


यह बात एकदम निराधार हे। धर्म का संबंध सारे धार्मिक विद्धानों के अनुसार 
तीन चीजों से है। विश्वास, इबादत (धार्मिक कर्मकांड) तथा नैतिक मूल्य (टाटा 
५३।ए८५), तथा नेतिक मूल्यों में निसंदेह यह बात सर्वप्रथम है कि स्त्री तथा पुरुष के 
मध्य उचित शारीरिक संबंधों का रुप क्या हो। विवाह का संबंध इसी नेतिक समस्या 
का हल है इसलिये वह निश्चित रुप से धर्म में शामिल है। 
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धर्म तथा पर्सनल लॉ का यह संबंध इतना अधिक स्पष्ट है कि स्वयं खंडपीठ 
के इसी निर्णय में इसकी स्वीकारोक्ति मौजूद हे। अतएव पीठ के दूसरे सदस्य न्यायमूर्ति 
आरएनसिन्हा अपने अलग निर्णय में लिखते हैं कि शादी, उत्तराधिकार, तलाक, धर्म 
परिवर्तन अपनी प्रकृति तथा स्थिति में उतना ही धार्मिक है जितना कि धार्मिक विश्वास। 
अग्नि के आगे सात फेरे लेना या काजी के सामने स्वीकार की क्रिया भी उतना ही 
विश्वास तथा अंतरात्मा का विषय है जितना स्वंय इबादत या पूजा। 


चिगा32९, धीटा(शाए2, 0४0०८, ०णार्टाड0॥ क्षा८ 35 ग्एटी] 7200005 
॥॥ ॥॥/पारट रात शा 385 भाए णाश एऐलीटा ण थिंती, 0070९ ॥0070 0८ 
वि९ इ5९शटा 70परात5 ण॒ ट्रांथाहु ०८णाइशा एठिरट 022 2९ 35 गधली गरांटा 
छी था 2॥70 एणाइटाआए2८ 35 (॥6 ७४0०5॥79 व5०ॉा|. 


वास्तविकता यह है कि किसी भी तर्क से विवाह के मामले को धर्म से पृथक 
नहीं किया जा सकता, तथा जब विवाह व तलाक का मामला धर्म का मामला हे तो 
संविधान की धारा 25 के अनुसार किसी भी संसद या किसी भी संस्था को यह अधिकार 
नहीं है कि वह किसी समुदाय विशेष के इस मान्य अधिकार को छीन ले तथा उसकी 
इच्छा के बिना उसके उपर ऐसा कानून लागू करे जो उपरोक्त धारा के अनुसार उसके 
धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कहा जा सके। 


समान नागरिक संहिता तथा राष्ट्रीय एकता 


._ क्वामन सिविल कोड का अभिप्राय क्या है? कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहेगा 
कि केवल कामन कोड हेतु कामन कोड (20ऋ्राशणा ०006 णि. (6 5४५९ 
८०॥रञ॥०॥ ०00८) हमारा अभिप्राय हे। फिर इसका असल मकसद क्‍या है। इसके 
सारे समर्थक एक स्वर में इसका एक ही लाभ बताते हैं, वह यह है इसके द्वारा लोगों 
में आपसी प्रगाढ़ता पैदा होगी। इस तरह वह सशक्त भारतीय राष्ट्र साकार हो जायेगा, 
जिसकी पचास साल से हमको प्रतीक्षा हे। 

मगर यह मात्र तुक बंदी की बात है। केवल शाब्दिक साम्य के आधार पर यह 
समझ लिया गया है कि कामन सिविल कोड से कामनफीलिंग उत्पन्न हो जायेगी। 
यद्यपि दोनों में कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। सारे संबंधित वथ्य इस दृष्टकोण का 
खंडन करते हैं। 


न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह अपने निर्णय में लिखते हैं कि सरकार ने हिन्दुओं के 
परम्परागत कानून को कोड का रुप देने का प्रयास किया है। हिन्दू विवाह अधिनियम 
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955, हिन्दू वर्ग अधिनियम (प्रत्नत0 5९०ांणा 8०) 956, हिन्दू माइनोरिटी एंड 
गारजियनशिप एक्ट 956, हिन्दू एडाप्शन एंड मेन्टीनेन्स एक्ट 956 बनाया जा चुका 
है। इन कानूनों ने परम्परागत हिन्दू कानून का स्थान ले लिया है जो कि भिन्‍न-भिन्‍न 
विचारधाराओं तथा धार्मिक ग्रंथों पप आधारित था इन आधुनिक कानूनों ने इन सबको 
एक यूनीफार्म कोड की हैसियत दे दी है। जब 80 प्रतिशत से ज्यादा नागरिक पहले 
ही से समान व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत लाये जा चुके हैं तो अब इसका कोई भी 
औचित्य नहीं है कि भारत के सभी नागरिकों के लिये समान नागरिक संहिता को लागू 
करने के कार्य को ओर अधिक स्थगित किया जाये। (पृष्ठ - 2) 


न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह आगे लिखते हें कि आखिर सरकार को और कितना 
समय चाहिये कि वह भारतीय संविधान की धारा 44 के अंतर्गत दिये हुए निर्देशों का 
पालन करे। हिन्दुओं का परम्परागत कानून, हिन्दुओं का पर्सनल लॉ जिसका संबंध 
सम्पत्ति के बटवारेत्तराधिकार तथा शादी ब्याह से है ।बहुत पहले 955-56 में कानूनी 
कोड का रूप ले चुका। भ्रब किसी भी प्रकार का कोई औचित्य बाकी नहीं रहा है कि 
देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने में और अधिक देरी की जाये। हिन्दुओं 
का पर्सनल लॉ जिसका संबंध शादी-ब्याहउत्तराधिकार इत्यादि से हे वह सब इसी प्रकार 
सम्मानीय समझे जाते हैं जैसा मुसलमानों या इसाईयों के कानून, मगर हिन्दू और उनके 
साथ सिख और बोद्ध तथा जैन आदि संप्रदायों ने राष्ट्रीय एकता तथा दृढ़ता के लिये 
अपनी भावनाओं को भुला दिया।तथापि कुछ और धार्मिक संप्रदायों ने अभी ऐसा नहीं 
किया है, यद्यपि संविधान सारे भारत में एक ही समान नागरिक संहिता लागू करने पर 
बल देता है। (पृष्ठ 2-22) 


न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह के निर्णय के जिस अंश को हमने उपर उदघृत किया 
है, उसमें श्रीमान के अनुसार देश का बहुसंख्यक वर्ग (80 प्रतिशत से अधिक) इस 
समान पारिवारिक कानून के अंतर्गत व्यावहारिक रूप से लाया जा चुका है जिसके लिये 
वह संपूर्ण रूप में एक समान व्यक्तिगत कानून बनाने की जोरदार वकालत कर रहे 
हैं।फिर जब आबादी के इतने बड़े भाग में वांछित कानून व्यावहारिक रुप से आ चुका 
है तो उसके वह सकारात्मक परिणाम कहां है जो बताये जाते हैं। 


हम देख रहे हैं कि आज भी हर सतह पर राष्ट्रीय एकता का अभाव है। लोगों 
में कोई राष्ट्रीय चरित्र नहीं ।विधानसभा और संसद में अधिवेशन के दौरान ऐसे हंगामें 
होते हैं कि कार्यवाही को जारी रखना मुश्किल हो जाता है। ग्राम पंचायतों में पहले से 
भी अधिक झगड़े हो रहे हैं ।अदालतों में आपसी मुकदम्मों की भरमार है ।दो अलग-अलग 
संप्रदायों से भी ज्यादा एक ही संप्रदाय के लोगों के बीच टकराव हो रहा है ।अधिकतर 
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राज्यों में क्षेत्रीय हंगामे जारी हैं। यहां तक कि कई राज्यों में अलगाव के हिसंक 
आंदोलन चलाये जा रहे हैं।सारे राजनीतिक दलों का सिविल कोड एक ही है। मगर 
इन दलों ने इतने बड़े पेमाने पर आपसी लड़ाई जारी कर रखी है कि देश की स्थिरता 
अत्यंत खतरे में पड़ गई है। इत्यादि । 


इससे ज्ञात हुआ कि स्वंय सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त न्‍्यायधीश द्वय के निर्णय के 
अनुसार असल समस्या कामन कोड के लागू करने की नहीं है, वरन्‌ कॉमन कोड के 
लागू हो जाने के बावजूद परिणाम न निकलने की है। ऐसी स्थिति में हमें चाहिये कि 
हम दूसरे उपाय तलाश करें न कि असफल हो जाने वाले उपायों को व्यर्थ ही बारम्बार 
दोहराने में अपना समय नष्ट करें। 


आपसी फूट अंग्रेजों की देन 

आज जिस “कॉमन फोलिंग” की बात की जा रही है वह इससे पहले शताब्दियों 
से हमारे देश में पूरी तरह मौजूद थी।देश के विभिन्न वर्ग मिल-जुलकर आपसी प्रेम 
के साथ जिंदगी गुजारते थे, यद्यपि इस जमाने में कॉमन कोड जेसी किसी चीज का 
कोई अस्तित्व नहीं था। हर धार्मिक समुदाय की सांस्कृतिक पहचान अलग थी तथा 
प्रत्येक अपनी-अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार शादी-ब्याह की रस्में अदा करता था । 
फिर भी वह चीज पूरी तरह विद्यमान थी जिसको राष्ट्रीय एकता कहा जाता है। 


भारतीय समाज के इस संतुलन को जिस चीज ने अस्त-व्यस्त किया वह कोई 
“असमान सिविल कोड” नहीं था बल्कि भूतपूर्व बृटिश सरकार की वह नीति थी जिसे 
भूतपूर्व लेफ्टिनिनन जनरल कोक (522००) ००८८) ने फारमूले को रूप देते हुए कहा 
था कि “फूट डालो और राज्य करो” 
एछाभं0९८ 970 70|९ 
..._ इस अवांछित परिस्थिति की प्रारंभिक शुरुआत लार्ड एल्गिन (25 80९८ 
200) के काल में हुई जो 862-63 में भारत का वाइसराय था। ब्रिटिश सरकार के 
सेक्रेटरी आफ स्टेट मि. वुड (५/०००) ने लंदन से नई दिल्ली में वायसराय को प्र 
लिखा कि-- 
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हमने भारत में अपना साम्राज्य वहां के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध 
लड़वाकर बाकी रखा है। हमें ऐसा करते रहना चाहिये। इसलिये लोगों को समभाव 
से रोकने के लिये जो कुछ कर सकते हो करो। (द हिन्दुस्तान टाइम्स 30 मार्च 995) 


ब्रिटिश शासकों की यही सोची-समझी नीति थी जिसने भारत की बनी बनाई 
सारी राष्ट्रीयवा को बिखेर दिया। उन्होंने सभी प्रकार के सरकारी साधनों का उपयोग 
कर आपसी नफरत का एक कृत्रिम जंगल उगा दिया। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद भी 
यह आग न बुझाई जा सकी, तथा इसका सिलसिला आज तक जारी है। यही उसका 
मूल कारण है। इसके अतिरिक्त समान नागरिक संहिता के होने या न होने से इसका 
कोई संबंध नहीं हे । 


समान कोड समानता का साधन नहीं 


समान कोड का कोई संबंध समानता या एकता से नहीं। एक ही सिविल कोड 
को अपनाने वाले बार-बार आपस में लड़ते रहे हैं। उदाहरण के लिये प्राचीन भारत में 
कौरव तथा पांडव दो पारिवारिक संबंधी थे। दोनों का सिविल कोड एक था। इसके 
बावजूद दोनों में वह महायुद्ध हुआ जिसको महाभारत कहा जाता है। भारतीय जनता 
पार्टी ने घोषणा की है कि दिल्‍ली की सरकार पर कब्जा करने के लिये घातक तेवरों 
(0॥6 ॥507०) के साथ महाभारत बरपा करेगी (टाइम्स आफ इंडिया 24 जुलाई 
995) इस नई महाभारत के दोनों पक्ष पुनः वही लोग हैं जिनका सिविल कोड बिल्कुल 
एक समान है। 


प्रथम विश्वयुद्ध (94-8) में एक ओर जर्मनी तथा इटली इत्यादि थे, और 
दूसरी तरफ ब्रिटेन, फांस इत्यादि। दोनों गिरोहों में घातक युद्ध हुआ यहां तक कि मृत 
तथा गंभीर रुप से घायल लोगों की संख्या 30 मिलियन तक पहुंच गई। यह दोनों 
युद्धत पक्ष ईसाई थे इनमें से प्रत्येक के यहां वही सिविल कोड प्रचलित था जो कि 
दूसरे के यहां प्रचलित था। मगर यह कानूनी एकरुपता दोनों को आपस में लड़ने से 
रोकने वाली सिद्ध नहीं हुई। इसी तरह दूसरे विश्व युद्ध 939-945) में एक पक्ष 
का नेता जर्मनी था तथा दूसरे पक्ष का नेता ब्रिटेन [दोनों की संस्कृति तथा सिविल कोड 
एक था |इसके बावजूद उन्होंने एक-दूसरे के विरुद्ध इतिहास का सबसे अधिक भयानक 
युद्ध किया। दोनों का एक समान सिविल कोड को मानना उन्हें आपसी युद्ध से रोकने 
वाला न बन सका। 
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भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को 984 में कुछ लोगों ने मार डाला, 
जबकि कत्ल करने वाला व कत्ल होने वाला, दोनों का सिविल कोड एक था। पंजाब 
में अलगाववाद की खूनी लड़ाई जिन दो पक्षों के बीच जारी हुई वे दोनों एक ही 
सिविल कोड को मानने वाले थे। हर दिन अखबारों में पतियों ओर पत्लियों के बीच 
अत्याचार की घटनाएं छपती रहती हैं जबकि दोनों एक ही सिविल कोड से संबंध रखने 
वाले होते हैं। अदालतों में करोड़ों भारतीय एक-दूसरे के विरुद्ध कड़े आरोप लगाकर 
कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं ।यद्यपि अधिकतर मामलों में दोनों पक्षों का सिविल कोड एक 
हो होता है इत्यादि । 


वास्तविकता यह है कि तथा एकता के लिये एक समान सिविल कोड का 
अलाभकारी होना आज ही ज्ञात तथा सिद्ध हे कोई नया कानून बना कर पुनः उसका 
ओर एक परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं। 


देश के बुद्धिजीवियों की प्रतिक्रिया 


सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय (१0 मई 995) अखबारों में छपा 
तो देशवासियों तथा बुद्धिजीवियों की प्रतिक्रियाएं बड़ी संख्या में सामने आई। एक वर्ग 
ने इसका स्वागत किया तथा उसको इस तरह लिया जैसे कि यह देश की वर्तमान 
समस्याओं को कोई निश्चित्‌ हल है ।तथापि इनमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी 
थी जिन्होंने इससे सहमति प्रकट नहीं की और किसी एक या दूसरे कारण से इसे रह 
कर दिया दूसरे वर्ग के कुछ संदर्भ इस प्रकार है । 


. ?0005 एण एप्राणा एाशां (00९८ 
0५ ९४८४४ $, (05॥ 
फल छव0तएाओआ 70, टछ 72८2॥, ७५ 22, 4995 


2. [जाए शत रिटाहाणा 
०१ पाता रप्प्रथा 
पृफा8 $9८5॥9॥, १८७ ९0|, 6७४ 3, 995 


(ए्र।णा एाण। (०१९: 7प्रताट॑श्ाए 0५४ट८50९१६ ॥5 हि ८< 
0५ नि, $टटाश्पां 
गा ॥॥725 ० 09, ४९७ [06॥7, 3७४ 5, 995 


4. एटा5णा99 7.,8ए५: (07709 ॥0 £55९॥ा2 
0 छात्र एप्ता] 
प्राताआ छ&फ055, ४८५७ 02॥, 30॥ए 6, 4995 


मे (शा (096: 7).6 (णा5डा0पाणा॥ं ?2579९९०॥५८ 
0५ 6.(, ((४४१९७॥09॥ 
व लााइशा ॥705, ४०७ 00९॥7, उएा८ 9, 995. 


नमूने के तोर पर बलराज पुरी के उपरोक्त लेख के कुछ हिस्से का यहां उल्लेख 
किया जा रहा है। उन्होंने कॉमान सिविल कोड के विचार को पूरी तरह रद्द कर दिया 
हे । उन्होंने लिखा हे किः 


सुप्रीम कोर्ट के सम्मानीय न्यायधीशों ने राष्ट्रीय एकता का जो विचार प्रस्तुत 
किया है तथा उसके समर्थन में जो तर्क दिये हैं उसपर मेरा एतराज बहुत बुनियादी है। 
मेरे विचार में श्रीमान न्यायधीश राष्ट्र निर्माता के कार्य में विपरीत रुप से प्रभावशील 
हुए हैं। भारतीय कौम के साझे चरित्र पर तथा मुसलमानों के मध्य एवं मुसलमानों और 
दसरे सम्प्रदायों विशेष रुप से हिन्दुओं के साथ बातचीत पर जो कि उसके पर्सनल लॉ 
के संशोधन के प्रश्न पर जारी था, यह कहकर कि मुस्लम पर्सनल लॉ में संशोधन उस 
समय नहीं हो सकता जब तक कि उसको समान सिविल कानून का हिस्सा न बना 
दिया जाये। श्रीमान न्यायधीश ने मुस्लिम स्त्रियों के मामले को मुसलमानों की अलग 
पहचान के आधीन कर दिया हे तथा इस प्रकार उन्होंने एक अच्छे मकसद के साथ 
कठोर अन्याय किया है। 


समानता तथा सुधार के मध्य तनिक भी कोई तार्किक संबंध नहीं है। प्रथम के 
विरुद्ध मामला उतना ही अनाक्रम्य है जितना द्वितीय के विरुद्ध। समान नागरिक संहिता 
राष्ट्रीय एकता तथा स्थिरता के विकास के लिये कोई निश्चित उपाय नहीं। जैसाकि 
न्यायाधीश महोदय सिद्ध करना चाहते हे संविधान की स्टेट लिस्ट में 66 विषय हैं तथा 
कॉन्करेन्ट लिस्ट में 47 विषय है। जिनके मामले में राज्यों को अधिकार दिया गया है 
कि वे अलग-अलग कानून बना सकते है तथा इनमें एकरूपता आवश्यक नहीं है। यदि 
राज्यों की भोगोलिक तथा सांस्कृतिक अनेकता के आधार पर बनाये जाने वाले असमान 
कानून देश की एकता के लिये खतरा नहीं हे तो अभोगोलिक प्रकार के धार्मिक समुदायों 
में असमानता से वे क्‍यों खतरा बन जायेंगे। यह दावा किया गया है कि कोई संपदाय 


44 
धर्म के आधार पर अपने लिये अलग पहचान की मांग नहीं कर सकता। मगर क्‍या 
हम भाषा के आधार पर अलग पहचान पर सहमत नहों हुए? तथा भाषा के आधार 
पर देश का पुनर्गठन नहीं किया? फिर माननीय न्यायाधीश क्यो अपवादस्वरूप केवल 
धार्मिक समुदायों को अलग पहचान का अधिकार देने से इनकार कर रहे है। यह एक 
तर्कहीन बात हे। तथा सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से स्थापित तथ्यों के विरुद्ध है। 
क्‍या यह पहचान मात्र एक न्यायाधीश की घोषणा से समाप्त हो जायेगी। (इंडियन 
एक्सप्रेस 6 जुलाई 995) 
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5 
गोलवलकर के विचार 


आर एस एस के भूतपूर्व सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर ने 20 अगस्त 972 
को दिल्ली में दीनदयाल रिसर्च संस्थान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते 
हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिये समान नागरिक संहिता कोई अनिवार्य चीज 
नहीं है। उनका भाषण “मदर लेंड” (2। अगस्त 972) में छपा था। उसके बाद 
साप्ताहिक “आर्गेनाइजर” (26 अगस्त 972) में इस विषय पर उनका एक साक्षात्कार 
प्रकाशित हुआ ।|यह रिपोर्ट अंग्रेजी में अगले पृष्ठों पर दी जा रही है उन्होंने जो कुछ 
कहां उसका सारांश यह था: 


मैं नहीं समझता कि राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिये हमें एक समान 
सिविल कोड की आवश्यकता है। इस प्रकार की कानूनी समानता का राष्ट्रीय एकता 
से कोई संबंध नहीं। भारत सदेव विभिनताओं का देश रहा है। इसके बावजूद लम्बे 
समय से हम एक शक्तिशाली तथा संगठित राष्ट्र बने रहे । एकता के लिये हमें सामंजस्य 
की आवश्यकता है न कि एक रुपता की। मेरा एहसास है कि प्रकृति अधिक एकरूपता 
को पसंद नहीं करती | हमारे पास जीवन का बहुत लम्बा अनुभव है तथा हमारा अनुभव 
यह है कि अनेकता और एकता दोनों एक साथ रह सकते है। यह सही है कि भारतीय 
संविधान में एक धारा एक समान सिविल कोड के पक्ष में मौजूद है, परन्तु एक चीज 
मात्र इस कारण से पसंदीदा नहीं हो जाती कि वह किसी संविधान में लिखी हुई है। 
हर अवस्था में हमारा संविधान कुछ विदेशी संविधानों का संमिश्रण है । 


कहा जाता है कि मुसलमान एक समान सिविल कोड के विरोधी हैं क्योंकि वे 
अपनी अलग पहचान बनाये रखना चाहते है, मगर कोई भी वर्ग या समूह जो अपनी 
अलग पहचान चाहता है उससे मेरा कोई झगड़ा नहीं, जब तक यह पहचान देश प्रेम 
की भावना को घटाने वाली न हो। असल समस्या यह हे कि हिन्दुओं तथा मुसलमानों 
के मध्य बंधुत्व की भावना हो। मेरे विचार में मुसलमानों को अपनी जीवन शैली पर 
रहने का पूरा अधिकार है। परन्तु अवश्य ही उन्हें देश से तथा उसकी संस्कृति से प्रेम 
करना चाहिये। हिन्दुओं के लिये भी एक समान सिविल कोड बनाना अनावश्यक है - 
आखिर हजारों साल से हिन्दू इस प्रकार के अन्तर के बावजूद मिलजुल कर रह रहे हैं। 


किसी को यह बात दार्शनिकतापूर्ण लग सकती है। परंतु मैं समझता हूं कि 
एकरुपता राष्ट्रों के लिये मौत की निशानी है, प्रकृति एकरुपता को पसंद नहीं करती ।मेरे 
विचार में प्रत्येक जीवन शेली की सुरक्षा की जानी चाहिये परंतु अवश्य ही इन तमाम 
अनेकताओं को राष्ट्रीय एकता में सहायक होना चाहिये। 
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प्रकृति की शैली 
...._ ज़ौक देहलवी (789-854) उर्दू भाषा के प्रसिद्ध शायर हैं ।उनका एक शेर 
यह ह: 
गुलहाय रंग-रंग से है जीनते चमन। 
एज़ौक इस जहां को है ज़ैब इख्तिलाफ से 


यह प्रकृति का नियम है। आप किसी बगीचे में खड़े हों तो वहां हर पोधे 
तथा हर पेड़ का अंदाज अलग होगा। हर वृक्ष का फूल अलग अलग रंग में अपनी 
छटा बिखेर रहा होगा ।पूरा बाग विभिन्‍नताओं का एक समूह दिखाई देगा। यहां तक 
कि चिड़ियां भी अलग-अलग स्वरों में अपने गीत सुना रही होंगी वह कह रही होंगी 
कि विधाता को ऐसा बाग पसंद है जहां कोयल की कूक हो तो बुलबुल के चहचहे 
भी हों ।कोई चिड़िया एक ढंग की आवाज निकाले वो दूसरी चिड़िया किसी और ढंग 
से वातावरण में अपने गीत बिखेरे। हर चीज भिन्‍नता का एक नया नमूना हो। 


यह भिन्‍नता सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में पाई जाती है। और इसी प्रकार मनुष्य 
में भी। जीव विज्ञान तथा मनोविज्ञान के अध्ययन से ज्ञात होता हे कि हर व्यक्ति दूसरे 
व्यक्ति से पृणतः भिन्‍न होता है न केवल अंगूठे के निशान बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की 
कोशिकाएं दूसरे व्यक्ति की कोशिकाओं से भिन्न होती हे। एक व्यक्ति की आंख दूसरे 
व्यक्ति की आंख से नहीं मिलती। यह भिन्‍नता व अनेकता बाहरी सोन्दर्य के लिये नहीं 
है। इसके अंदर जबरदस्त हिकमत (बुद्धिमत्ता युक्ति) छिपी है। वास्तव में इसी विभिन्‍नता 
तथा अनेकता से मानव की तमाम उनन्‍नतियां आबद्ध हैं। इसी से नई-नई खोजें सामने 
आती हैं इसी से विचार संघर्ष होता है, जो अंततः वेचारिक विकास का कारण बनता 
है ।इसी से आपसी चेलेंज सामने आते हैं जो व्यक्ति की मानसिक जागृति के लिये 
“एड़” का काम देती है। 
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किसी सभा में सारे सम्मिलितों कौ राय एक हो तो उससे कोई नया विचार 
नहीं निकलेगा। किसी औद्योगिक व्यवस्था में यदि सारे इंजीनियर एक ही सांचे में ढ़ले 
हों तो वे किसी नई तकनीक तक नहीं पहुंच सकते। किसी समाज में यदि सारे लेखक 
समरस हों तो वे कोई सृजानात्मक साहित्य उत्पन नहीं कर सकते। किसी देश के 
राजनीतिज्ञ यदि सबके सब एक ही सांचे में ढ़लकर निकले हों तो वे कोई बड़ा राजनीतिक 
कारनामा नहीं दिखा सकते। 


विभिनता तथा अनेकता इस संसार का सामान्य नियम है। वह जीवन के प्रत्येक 
भाग में स्वंय अपने बल पर प्रचलित है। कोई मनुष्य उसे बदलने में समर्थ नहीं है ।यहां 
तक कि यदि कोई ताकत के जोर पर इस व्यवस्था को बदले तो प्रकृति का तूफान इस 
कृत्रिम व्यवस्था को तोड़कर पुनः इसको अनेकता के सिद्धांत पर कायम कर देगा। 


व्यावहारिक नहीं 


वास्तविकता यह हे कि एक समान सिविल कोड एक अब्यावहारिक सपना हे। 
इसका आंतरिक प्रमाण स्वंय भारतीय संविधान के अंदर मोजूद है। इसकी एक मिसाल 
वह है जो संविधान की धारा 44 तथा 37] “ए” की तुलना करने से सामने आती है। 


जैसा कि ज्ञात है, संविधान की धारा 44 में निश्चित किया गया है कि देश के 
सभी नागरिकों के लिये बिना किसी अपवाद के एक ही यूनीफार्म सिविल कोड बनाया 
जाये। मगर इसी संविधान की धारा 37] “ए” (संशोधित) कहती हे कि नागालेंड में 
नागाओं में जो धार्मिक तथा सामाजिक नियम प्रचलित हैं तथा उनके यहां जो विभिन्‍न 
पारंपरिक नियम हैं, उनके बारे में संसद कोई नियम नहीं बनायेगी। नागालेंड राज्य में 
वह यथावत्‌ लागू रहेंगे। सिवाये इसके कि स्वयं नागालेंड को विधानसभा इनके बारे 
में एक प्रस्ताव के द्वारा ऐसा तय करे। 


[0 60 ० शिथ्राक्राटा ॥7 705९ठ2 णएी (23 ८प्रशाणाआए 8५५) 
जञाओं। 3979 (0 59९८ ए िब20भ20 ज्रा255 6 [.टह5]902 55९४० ते 
पि्नए्आंभात 09 3 705"700॥ 50 66€2०0605 (37-/). 


स्पष्ट है कि इन दोनों धाराओं में परस्पर विरोध है। यह विरोध इसीलिये हे 
कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अभिमान स्वरूप “पूर्णसंविधान” बनाने के लिये मात्र 
कल्पनाओं के आधार पर इसमें विभिन्‍न बातें इकट्ठी कर दी जो यथार्थ के धरातल पर 
कभी इकट॒ठी होने वाली नहीं थी। संभवत: इसीलिये संविधान सभा के एक वरिष्ठ 
सदस्य सर अलादि कृष्णास्वामी अय्यर ने संविधान सभा में बोलते हुए कहा था कि 


2] 


भविष्य के विधि निर्माता, हो सकता है कि यूनीफार्म सिविल कोड बनाने का प्रयास करें 
तथा यह भी संभव हे कि वे ऐसा कोई प्रयास ही न करे। 


प्राह णि्ार (८ट्टांड/#07/05 ॥39 शालाफा 3 प्रांणिय एंश| 2006 0 
(6ए ॥939 70. ($॥ /॥930] ॥६75085फ7927 [५८) 


कानून की सीमितता 


कानून कोई असीमित चौोज नहीं है। दूसरी सारी मानव निर्मित चीजें की तरह 
मानव निर्मित संविधान भी एक सीमित चीज है। एक सीमा के पश्चात्‌ मानव समाज 
पर इसकी पकड़ समाप्त हो जाती हे। 


975 में इलाहाबाद हाइकोर्ट ने एक निर्णय सुनाया ।इसमें इंदिरा गांधी के चुनाव 
को न केवल रद्द किया गया था बल्कि इंदिरा गांधी को छः वर्ष के लिये चुनाव लड़ने 
के लिए अयोग्य ठहराया गया था।मगर इसके बाद क्‍या हुआ ? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी 
की घोषणा करके ओर अधिक समय के लिये दिल्ली की सरकार पर कब्जा कर लिया। 


986 में उत्तरप्रदेश की एक अदालत ने अपने निर्णय के अंतर्गत बाबरी मस्जिद 
का बंद दरवाजा खुलवाया ताकि हिन्दू आसानी के साथ इसके अंदर पूजा की रस्म 
अदा कर सकें। प्रकट में इसका उद्देश्य हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच सदभावनापूर्ण 
संबंध स्थापित करना था। मगर इसका व्यावहारिक परिणाम यह हुआ कि उसके बाद 
ऐसा तूफान उठा कि हिन्दू-मुस्लिम संबंध अंतिम सीमा तक बिगड़ गये और भारत 
राजनीतिक तथा आर्थिक विनाश की कगार पहुंच गया। 


शाह बानो प्रकरण में 985 में उच्चतम न्यायालय ने एक फेसला दिया। बजाहिर 
इसका उद्देश्य स्त्रियों के साथ न्याय करना था मगर व्यावहारिक परिणाम यह हुआ कि 
राजीव गांधी सरकार ने एक कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को रद्द 
कर दिया दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को भरपूर ढंग से अपने 
राजनीतिक लाभ के लिये इस्तेमाल किया। यहां तक कि भारतीय संसद में इसके सदस्यों 
की संख्या दो से बढ़कर 9 तक पहुंच गई ओर कई राज्यों में उनकी सरकार बन 
गई। 

कानून की सीमितता इससे भी सिद्ध होती है कि हिन्दू कोड बिल 955 में 
यद्यपि किसी हिन्दू के लिये केवल एक ही विवाह की अनुमति रखी गई है मगर 96। 
की जनगणना की रिपार्ट के अनुसार एक से अधिक पतली रखने की दर हिन्दुओं के 
अंदर मुसलमानों से अधिक हैः 
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अंग्रेजों ने भारत में अपने दो सो वर्ष के शासनकाल में केवल पांच सौ कानून 
बनाये। हमारे नेताओं को देश में 947 में सत्ता प्राप्त हुई तो उन्होंनें 45 वर्ष के काल 
में पांच हजार से अधिक कानून बना डाले। मगर संशोधनों की अधिकता केवल उल्टे 
परिणाम देने वाली सिद्ध हुई। उसके बाद देश में झगड़े बहुत बढ़ गये, भ्रष्टाचार में 
अत्यधिक वृद्धि हो गई। न्याय प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य बन गया। स्त्रियों की 
स्थिति हमेशा से ज्यादा शोचनीय हो गई | यह परिस्थितियां समाज सुधार के लिये नये 
उपाय खोजने की मांग करती हैं न कि और अधिक कानून बनाने की। 


धर्म परिवर्तन की समस्या 


उच्चतम न्यायालय की डिवीजन बेंच के सामने जो याचिका थी उसका कोई 
सीध संबंध यूनीफार्म सिविल कोड से नहीं था। यह याचिका दरअसल चार हिन्दू स्त्रियों 
को ओर से स्त्रियों के एक संगठन कल्याणो ने दायर की थी। इस संगठन की अध्यक्षा 
श्रीमती सरला मुदगल हैं। इन चार हिन्दू स्त्रियों ने कहा था कि हमारे पतियों ने इस्लाम 
कुबूंल करके दूसरा विवाह कर लिया है, जबकि उन्होंने हमें विधिवत्‌ तलाक नहीं 
दी ।इनका इस्लाम कुबूल करना केवल इसलिये था कि वे इस्लाम के विवाह संबंधी 
कानून का लाभ लेकर अपने लिये दूसरी पली प्राप्त कर सकें। इसलिये अदालत उनके 
दूसरे विवाह को रद्द करके हमारी सहायता करे। 


अदालत ने उपरोक्त याचिका को स्वीकार करते हुये चारों हिन्दुओं के दूसरे 
बिवाह को रद्द कर दिया, तथा उनको उनकी पहली पतली की तरफ वापस लौटा दिया। 
यंह निर्णय देते हुये न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह लिखते हैः 


जब तक हम वास्तविक लक्ष्य तक न पहुंचे, अर्थात्‌ भारत के तमाम नागरिकों 
के लिये एक समान नागरिक संहिता, उस समय तक यहां हिन्दू पतियों के लिये एक 
खुला प्रोत्साहन (700८८४7०॥/) बाकी रहेगाज़ो कि दूसरी शादी करना चाहते हों! 
जबकि उनकी पहली पत्नी अभी मोजूद हो। ऐसा हिन्दू अपने मुस्लिम होने की घोषणा 
करके दूसरी शादी कर लेगा क्योंकि हिन्दुओं के लिये “एक पली कानून” है तथा 
मुस्लिम कानून चार शादियों तक को अनुमति देता है, कोई दुराचारी पति ऐसा कर 
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सकता हे कि वह इस्लाम कुबूल करले ताकि हिन्दू धर्म के नियमों से बच सके तथा 
दूसरी शादी के बावजूद फोजदारी कानून को पकड मे न आये। (पृष्ठ 5) 


इसी दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए द हिन्दुस्तान टाइम्स 2। जून 995 में 
लेटर्स के कॉलम में श्री चमनलाल वर्मा ने लिखा था कि एक समान सिविल कोड की 
आवश्यकता इसलिये है कि उन लोगों को धर्म में दुरुपयोग से रोका जा सके जो एक 
कानून की धाराओं से बचने के लिये दूसरे कानून की धाराओं का सहारा लेते हैं। 


# प्राणिा ठंभां 2006 45 €्वषप्राल्ट्व 00 छाध्एटा। ॥€ णांइए5९ ए 
लाएंणा [0 ९५४७८ हाट छाएण्णंश्रणा$ 0 णा९ह विज क्‍00 (2९ 30एथा[22९८ रण 
(056 ए 3200९. 


नया कानून बनाना किसी भी स्तर पर पिछले कानून के दुरुषयोग के खिलाफ 
चेक नहीं हैं। कानून के गलत इस्तेमाल का अवसर हर हाल में बाकी रहता है। 


करों की चोरी को रोकने के लिये असंख्य नियम तथा कानून बने हुए हैं इसके 
बावजूद करों की चोरी का सिलसिला हिमालय के स्तर पर जारी है ।फिर जब किसी 
भी कानून में उसके दुरुपयोग को रोकना संभव न हो सका तो यूनिफार्म सिविल कोड 
में किस प्रकार ऐसा संभव हो जायेगा। 


दूसरी बात यह कि यूनीफार्म सिविल कानून को लागू किये बिना यदि ऐसे 
हिन्दुओं के लिये कोई कानूनी चेक नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के योग्य न्यायाधीशों 
के लिये यह केसे संभव हुआ कि वे ऐसे गलत हिन्दुओं के लिये सजा का निर्णय 
सुनायें और उनके दूसरे विवाह को असंवेधानिक करार दे दें। 


उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखने से मालूम होता है कि न्यायाधीश 
महोदयों ने अपना उद्देश्य भारतीय दंड संहिता के द्धारा प्राप्त किया। इस प्रकार अदालत 
के स्वयं अपने उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि यहां वास्तव में ऐसे निरोधक कानून 
मॉजूद हैं तथा दुराचारी हिन्दुओं के लिये यहां कोई प्रोत्साहन नहीं पाया जाता, यहां तक 
कि वर्तमान कानूनों के अंतर्गत भी नहीं फिर ऐसे दुराचारी लोगों को दुराचार से रोकने 
के लिये किसी नये सिविल कानून की क्या आवश्यकता हे ? 


पाल (०णा!5$ ०ा णाए औएए5ड पी ॥0 आला रतटशाला 5 
ब९कां।॥0९ (0 था “लशाशा। ग्राव77 €एशा पाता लाए 8ए9. ४00 00 गण 
॥0९06 3 ठश।| ०096९ (६0 तंहांशा हार, 
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धारा 44 निष्कासन योग्य 


उपर मैंने जो विश्लेषण किया है तथा जो तर्क इकट्ठा किये है इसके बाद दो 
ओर दो चार की तरह यह बात सिद्ध हो जाती है कि भारतीय संविधान की धारा 44 
की कोई भी संवैधानिक, नैतिक या सामाजिक सार्थकता नहीं है। वह कुछ मस्तिष्कों 
का काल्पनिक विचार मात्र था। अब इसका एकमात्र अंत यह होना चाहिये कि उसको 
संविधान से निष्कासित कर दिया जाये, ठीक उसी तरह जिस तरह शरीर की फालतू 
आंत (५979०॥000 का आपरेशन करके उसे निकाल दिया जाता है। 


इस प्रकार की संवेधानिक चीर-फाड़ कोई नई चीज नहीं है। भारतीय संविधान 
में बार-बार ऐसे संशोधन किये जा चुके हैं। उदाहरण के लिये प्रारंभिक संविधान में 
व्यक्तिगत संपत्ति को पूर्ण रुप से सम्मानीय बताया गया था तथा सरकार को संवैधानिक 
रुप से यह अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह किसी की वेधानिक संपत्ति को उससे छीन 
ले। मगर 955 में संविधान में चौथा संशोधन प्रस्ताव (ए0070॥ #गञाल्ाताटता 30.) 
स्वीकार किया गया जिसके अनुसार राज्य को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह 
किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति को बलपूर्वक अपने कब्जे में ले ले ।इस प्रस्ताव के 
अनुसार संपत्ति के स्वामी को इस अधिकार से भी वंचित कर दिया गया कि सरकारी 
मुआवजा यदि उसको बाजार की दर से कम मालूम हो तो वह अदालत में उसके 
खिलाफ दावा कर सके। 


इसी प्रकार प्रारंभिक संविधान में भूतपूर्व राजाओं को प्रीवीपर्स (निजी व्यय का 
धन) का अधिकार दिया गया था।मगर 97 में संविधान में 26 वां संशोधन किया 
गया जिसके अनुसार इस धारा को समाप्त कर दिया गया तथा प्रवीपर्स के विषय में 
उनको दिये हुए सारे संवेधानिक अधिकारों को एकदम समाप्त कर दिया गया इत्यादि । 

इन दृष्टांतों के प्रकाश में यह बात किसी भी स्थिति में अनोखी नहीं है कि एक 
ओर संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की धारा 44 को पूर्ण रूप से निष्कासित कर 
दिया जाये। उसका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। परन्तु अवश्य ही हमारा संविधान 
एक ऐसे बोझ से हल्का हो जायेगा जो अनावश्यक रूप से उसके ऊपर लाद दिया गया 

] 


यूनीकल्चर या मल्टी कल्चर 


...._ भारत में पिछले सो वर्षो में दो विभिन्‍न राजनीतिक गिरोह मौजूद रहे हें। ओर 
आज भी वे अलग-अलग नामों के साथ मोजूद हैं ।एक वह जो धर्मनिरपेक्ष आदर्शवाद 
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पर देश का निर्माण करना चाहता है तथा दूसरा वह जो हिन्दू आदर्शवाद पर भारतीयें 
समाज को ढ़ालना चाहता हे दोनों के दृष्टिकोण एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं।मगर 
अजीब बात हे कि दोनों इस बात पर एकमत हैं कि भारत के तमाम लोगों के लिये 
एक समान सिविल कोड बनाया जाना चाहिये। 


लेकिन यदि निष्पक्ष रुप से देखा जाये तो यूनीफार्म सिविल कोड दोनों ही के 
दृष्टिकोणों के विरुद्ध है। यदि वह अपने दृष्टिकोण में निश्छल हों तो उन्हें इस प्रकार 
के विचार का समर्थन कदापि नहीं करना चाहिये। 


धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, धर्म के मामले में राज्य का दखल न देने की नीति 

अपनाना। लोगों को अपने विश्वास व धर्म की स्वतंत्रता देते हुए केवल साझे सांसारिक 

मामलों का प्रबंध तथा व्यवस्था करना ।यही धर्म- निरपेक्षता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 

कम अर्थ है तथा इसी अर्थ के अनुरूप भारतीय संविधान का गठन किया गया 
। 


कुछ लोग धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या इस प्रकार करते हैं जेसे कि वह स्वयं एक 
धर्म है तथा तमाम प्रचलित धर्मों को समाप्त करके निजी दायरे से लेकर सामाजिक 
दायरे तक जीवन के तमाम पहलुओं को अपने दायरे में ले लेना चाहता है। मगर यह 
अतिवादिता है। इस प्रकार के अतिवादी लोग हर धर्म तथा हर व्यवस्था में होते हैं। 
अतएव स्वयं इस्लाम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस्लाम की ऐसी व्याख्या करते हें 
जिसमें इस्लाम राजनीति ओर युद्ध का धर्म बन जाता हे मगर यह अति तथा अत्याचार 
है, वह इस्लाम का सही प्रतिनिधित्व नहीं। 


यह एक वास्तविकता है कि धर्मनिरपेक्षता तथा समान नागरिक संहिता दोनों 
एक-दूसरे के विपरीत हैं। भारत का धर्मनिरपेक्ष वर्ग यदि सचमुच धर्मनिरपेक्ष है तो 
उसको समान नागरिक संहिता की बात नहीं करना चाहिये। क्योंकि निजी दायरे में धर्म 
की स्वतंत्रता धर्मनिरपेक्षता का आधारभूत सिद्धांत है। 


दूसरा गिरोह वह है जो हिन्दू आदर्शवाद की बुनियाद पर खड़ा होना चाहता 
है। इस गिरोह को जानना चाहिये कि यदि वह हिन्दू आदर्शवाद में विश्वास रखता है 
तो यह स्वयं उसके अपने विश्वास के विरुद्ध होगा कि वह हर वर्ग ओर हर समूह को 
एक ही सिविल कोड के अंतर्गत लाने का प्रयास करे। 


हिन्दू आदर्शवाद का बुनियादी सिद्धांत सर्वधर्म समभाव है अर्थात्‌ सब धर्म 
सच्चे हैं। हिन्दूधाद की बुनियादी विशेषता यह है कि वह अनेकता में एकता को मानता 
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है। उसके अनुसार वास्तविकता के बाहरी रुप अलग-अलग होते हैं आंतरिक रुप पे 
यथार्थ एक होता है। अतएव हिन्दू धर्म का विश्वास है अनेकवा में एकता को देखना। 


सिविल कोड या किसी भी कोड का संबंध बाहरी रुप से हे न कि आंतरिक 
भावना से ऐसी स्थिति में यह हिन्दू दृष्टिकोण के विरुद्ध होगा कि विभिन्‍न वर्गों के 
पर्सनल लॉ को समाप्त करके सबके लिये मात्र एक कोड जारी करने का प्रयास किया 
जाये। 


विश्व के सभी विकसित देशों (उदाहरण के लिये ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि) 
में बहुसांस्कृतिक राष्ट्र का सिद्धांत प्रचलित है। सिंगापुर जैसे छोटे देश से लेकर अमेरिका 
जैसे विशाल देश तक हर जगह इसी सिद्धांत को अपना कर उन्नति हो रही है। सोवियत 
संघ संभवत: एकमात्र देश है जहां समसांस्कृतिक राष्ट्र बनाने का प्रयास किया गया। 
इसके लिये हर प्रकार की सरकारी शक्तियों का उपयोग किया गया। मगर समसांस्कृतिक 
राष्ट्र तो नहीं बना परंतु स्वंय सोवियत संघ टूटकर समाप्त हो गया। विश्व इतिहास 
का यह अनुभव हमारी आंखें खोलने के लिये काफी है। 


वास्तविकता यह है कि इस मामले में समानता का संबंध इतिहास से है न कि 
कानून से ।यदि किसी समाज में ऐतिहासिक प्रक्रिया के द्धारा समान संस्कृति आ जाये 
तो वहां समान कोड भी बन जायेग। इससे पहले ऐसा होना संभव नहीं। 


जनसंख्या वृद्धि का हौवा 

असंख्य वरिष्ठ नागरिकों ने यह बात कही है कि शादी-ब्याह का मामला अत्यंत 
निजी मामला है। यदि कोई समाज चाहता है कि इस निजी मामले में वह अपने 
पारंपरिक तरीके पर बना रहे तो उसमें दूसरे समाज वालों को आपत्ति करने की क्‍या 
आवश्यकता है ? इस स्पष्ट निरर्थकता के बावजूद कुछ अतिवादी राजनेतिक तत्व समान 
नागरिक संहिता लाने के लिये इतना शोर कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने घोषणा कर 
दी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनका असल चुनावी मुद्दास़्रमान नागरिक 
संहिता का मसला होगा। (द हिन्दुस्तान टाइम्स 47 जुलाई 995) जबकि निश्चित रुप 
से वे यह भी जानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में समान नागरिक संहिता बनाने की 
व्यावहारिक दृष्टि से कोई संभावना नहीं। इस जोश का कारण स्वयं समान नागरिक 
संहिता का मामला नहीं हे, बल्कि इसके नाम पर राजनीतिक लाभ लेने का मामला हे। 
यह तत्व अत्यंत सोची समझी योजना के तहत यह मिथ्या प्रचार कर रहे हैं कि भारत 
में मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही हे, तथा अगली शवाब्दी के पूर्वार्ध में 


था 


यह घटना होने वाली है कि मुसलमान यहां बहुसंख्यक हो जायेगे तथा हिन्दू स्वयं 
अपने देश में अल्पसंख्यक होकर रह जायेंगे। 


इस निशधार प्रचार के लिये उन्होंने एक भ्रामक दृष्टिकोण रचा है। वे बहुसंख्यक 
वर्ग की जनता से कहते हैं कि देखो स्वतंत्रता के बाद बनने वाली सरकार ने हिन्दू 
विवाह अधिनियम 955 के द्धारा हिन्दुओं को तो कानूनी तोर पर बाध्य कर दिया कि 
वे केवल एक ही पली रख सकते हैं, परन्तु मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ एक्ट है 
(860) उसके अन्तर्गत प्रत्येक मुसलमान को अधिकार प्राप्त है कि वह चार पत्नियां 
रखे । हिन्दू के उपर प्रतिबंध लगा है, मगर मुसलमान के उपर कोई प्रतिबंध नहीं ।इस 
अंतर का परिणाम यह है कि हिन्दू के मुकाबले में मुसलमान चार गुने अधिक बच्चे 
पेदा कर सकता है। इस देश में हिन्दुओं की आबादी -2-3-4 की रफ्तार से बढ़ेगी 
तो मुसलमानों की संख्या -4-8-6 की रफ्तार से बढ़ती चली जायेगी ।अपने राजनीतिक 
विरोधी की इस प्रकार भयानक तस्वीर दिखा कर यह लोग हिन्दुओं में अपना वोट बेंक 
बना रहे हैं। वे हिन्दू जनता से कह रह हैं कि इस हिन्दू विरोधी सरकार के खिलाफ 
वोट देकर उसको बाहर फैंक दो । 


वफ्ण्ण 0०० ां$ जाए नाव 70एटागवञ|शटां, 


यह प्रचार निसंदेह अंतिम सीमा तक बेबुनियाद है। मुसलमान आमतोर पर एक 
ही शादी करते हैं मेरी उप्र तिहत्तर (73) वर्ष हो चुकी है।मगर इस पूरी अवधि में 
मेरी जानकारी में कोई एक भी भारतीय मुसलमान नहीं आया जिसने चार विवाह कर 
रखे हों ।यहां तक कि ऐसा करना संभव भी नहीं क्योंकि तमाम मुसलमान चार शादियां 
उसी स्थिति में कर सकते हैं जबकि उनके यहां पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 
चार गुना अधिक हो, या उनके पास कोई ऐसा कारखाना हो जहां वे अधिक स्त्रियां 
पैदा कर सकें। मगर वर्तमान मुस्लिम समाज में न तो स्त्रियां अधिक है और न ही 
मुसलमानों के पास कोई स्त्री निर्माण का कारखाना है। ऐसी परिस्थिति में उनके लिये 
किस प्रकार संभव होगा कि उनमें से हर व्यक्ति चार-चार पत्नियां रखे श्री बलराज पुरी 
का एक परिच्छेद इस सिलसिले में उल्लेख करने योग्य है। 


“इस आशंका का पहला मुकदमा कि बहुपतलिवाद के पक्ष में कानूनी धारा इसके 
क्रियान्वयन तक भी पहुंचायेगी, गणनात्मक अध्ययन से सिद्ध नहीं होता। स्त्री की स्थिति 
के बारे में नेशनल कमीशन कौ रिपोर्ट के अनुसार बहुपलिवाद वास्तव में दूसरे सम्परदायों 
के मुकाबले में मुसलमानों के अंदर कम है। उसका दूसरा मुकदमा कि बहुपलिवाद 
मुसलमानों की जनसंख्या को तेजी से बढ़ाएगा, तार्किक रूप से भ्रामक है। संतान उत्पन्न 
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करने योग्य स्त्रियों की संख्या क्योंकि सदेव समान रहती है, यदि कुछ पुरुष एक से 
अधिक शादियां करे तो बहुत से पुरुषों को पत्नियां ही नहीं मिलेंगी। किसी संप्रदाय 
में अविवाहित पुरुषों की बड़ी संख्या किसी भी तरह उस समुदाय की संतानोत्पादक 
क्षमता में वृद्धि नहीं करती स्पष्ट रुप से चार व्यक्ति चार पत्नियों के साथ अधिक बच्चे 
पेदा करेंगे, इसकी तुलना में कि एक ही पुरुष की चार पत्नियां हों। इस प्रकार 
बहुपलिवाद का तरीका जनसंख्या में वृद्धि की दर को घटाने वाला हे न कि उसको 
बढ़ाने वाला। (इंडियन एक्सप्रेस 6 जुलाई 995) 


लगभग निश्चित है कि उपरोक्त अतिवादी राजनीतिक तत्व अगले चुनाव में 
हिन्दू मतदाताओं से कहेंगे कि देखो संविधान की धारा तथा उच्चतम न्यायालय के 
निर्णय के बावजूद मुसलमान एक समान नागरिक संहिता बनाने के लिये राजी नहीं हैं। 
वे ऐसा कानून बनाने के विरोधी इसलिये हैं कि उसके बाद उन्हें चार शादियां करने 
की अनुमति नहीं रहेगी ओर इस प्रकार वे अपनी आबादी बढ़ाने तथा हिन्दुओं को 
अल्पसंख्यकों में परिवर्तित करने के बारे में अपनी योजना को सफल नहीं कर सकेंगे। 
इसलिये हमें वोट देकर सत्ता तक पहुंचाओ ताकि हम इस खतरे का निवारण कर सकें। 
मगर इस कुप्रचार का बेबुनियाद होना ही इसके लिये काफी है कि खुदा की दुनिया में 
वह सफल न हो। देश का सबसे बड़ा अखबार टाइम्स आफ इंडिया अपने पहले पृष्ठ 
पर हर दिन प्रकृति के इस नियम की घोषणा करता है कि “सत्यमेव जयते” (.० 
वृण्णा श९५०४॥) 


समानता नहीं सामंजस्य 


954 में भारतीय संसद ने स्पेशल मेरिज एक्ट स्वीकार किया था। इसके 
अनुसार स्त्री तथा पुरुष किसी रस्म की अदायगी के बिना विशेष अदालत में जाते हें 
तथा ,एक मजिस्ट्रेट के सामने वचन देकर एक-दूसरे के कानूनी पति-पत्नि बन जाते हें। 
समान नागरिक संहिता यदि धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत पर बनाई जाये तो वह वर्तमान स्पेशल 
मेरिज एक्ट का विस्तार होगा। मैंने दिल्‍ली में खोज की कि यहां कितने लोग हैं जिन्होंने 
उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत अपना विवाह किया है। काफी तलाश के बाद मुझे 
केवल दो व्यक्ति मिले एक हिन्दू तथा एक मुसलमान। यह दोनों किसी धार्मिक रीति 
के बिना साधारण तरीके से कोर्ट में गये तथा वहां अपना विवाह रजिस्टर्ड कर लिया। 
मगर कुछ ही वर्षों के बाद दोनों विवाह टूट गये। अब पति-पत्नि दोनों ही अलग-अलग 
रहते हैं। मेने ओर अधिक जांच की तो मालूम हुआ कि इस अलगाव का कारण “अहं” 
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था। दोनों में अक्सर छोटी-छोटी बातों पर तकरार हो जाती। यह तकरार बढ़ते-बढ़ते 
स्थाई अलगाव तक पहुचं गई। 


स्त्री-पुरुष में समानता का आधुनिक दृष्टिकोण कागज पर बहुत अच्छा लगता 
है, परंतु जीवन में सबसे अधिक जिस बात का महत्व है वह परस्पर सामंजस्य है न 
कि समानता। समानता का विचार अधिकार मांगने की प्रवृत्ति बनाता है तथा सामंजस्य 
का विचार कर्तव्य के निर्वाह था। यही कारण है कि समानता का दृष्टिकोण रखने वाले 
स्त्री-पुरुष अक्सर लड़कर एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं तथा एडजस्टमेंट का विचार 
रखने वाले सफल गृहस्थ का निर्माण करते हैं। 


मैंने जापान के बारे में एक पुस्तक पढ़ी। उसमें बताया गया था कि जापानी 
स्त्री तथा पुरुष का स्वभाव यह होता है कि में किसी के आधीन हूं. ( व णाठश 
5072 ०॥८) अपने इस स्वभाव के कारण जापानी व्यक्ति सदेव दूसरे पक्ष से सामंजस्य 
स्थापित करने को तैयार रहता है। कहा. जाता हे कि अमरिकी स्त्री सबसे अधिक बुरी 
पतली है तथ जापानी स्त्री सबसे अच्छी पतली ।उसका रहस्य यही है। अमरीकी स्त्री के 
मस्तिष्क में सबसे अधिक जो विचार छाया रहता हे वह समानता का विचार है। इसके 
विपरीत जापानी स्त्री समानता तथा असमानता की बहस से उपर उठकर सिर्फ यह भावना 
लिये होती है कि मुझे अनुकूलन के सिद्धांत पर जिंदगी गुजारना है। इसीलिये गृहस्थ 
जीवन में अमरीकी स्त्री असफल रहती है तथा जापानी स्त्री सफल। अच्छा परिवार 
बनाने के लिये हमें सबसे अधिक आपसी सामंजस्य पर बल देना है न कि पाश्चात्य 
विचारों के अनुसार समानता पर। 


हिन्दू जातियां की रीति 


स्वयं हिन्दुओं में शादी ब्याह का कोई एक निश्चित तरीका नहीं है। हिन्दुओं 
में सेकड़ों की संख्या में विभिन्न संप्रदाय हैं। तथा हर संप्रदाय अपनी-अपनी पारिवारिक 
या क्षेत्रीय रीति के अनुसार विवाह की रस्म अदा करता है उदाहरण के लिये क्रिकेट 
के प्रसिद्ध खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने 25 मई ॥995 को बम्बई में अंजली मेहता से 
विवाह किया तो अखबारी रिपार्ट के अनुसार उनके विवाह का समारोह महाराष्ट्र के 
पारंपरिक तरीके से किया गया। (पायनियर 26 मई 995) 


आज भी लगभग तमाम हिन्दू अपनी शादियां अपने धार्मिक रीति-रिवाज से 
करते हैं ।यद्यपि स्पेशल मेरिज एक्ट 954 के रुप में उनके लिये एक कानून मोजूद है। 
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चा05 थे। लाता5 व इणेद्या।ं४ - प्रोच्ा. फक्षांबहु०६ प्राणएी 


7थीह०75 रला४0॥5 भागा ढाल 5 8 लंशं। एऋ०ए ०० ॥7000॥ 76 5छ९८ं॥। 
चिका432९5 64 ए 4954, (पराढ सातरवाडंशा 7765, (७४ 22, 995) 


यह कोई संयोग की बात नहीं। यह दरअसल वही है जो होना चाहिये। 
शादी-व्याह का संबंध अत्यंत निजी मामलों से है। ऐसें मामलों में हर संप्रदाय सदैव 
अपने पारिवारिक रीतिरिवाज के अनुसार ही कार्य करता है। इस तरह के मामलों में 
इसके अतिरिक्त अन्य कोई सूरत संभव नहीं। 


वास्तविक आवश्यकता- राष्ट्रीय चरित्र 


भारत को एक संगठित तथा शांतिपूर्ण व उन्नत राष्ट्र बनाने के लिये असल में 
जिस चीज़ की आवश्यकता है वह राष्ट्रीय चरित्र है। देश में जितनी भी कमियां है, 
तथा यहां जो भी बिगाड़ यहां दिखाई देता है उन सबका असल कारण केवल एक है, 
वह यहां कि स्वतंत्रता के पश्चात्‌ देश के लोगों में “राष्ट्रीय चरित्र निर्माण” न किया 
जा सका। 


राष्ट्रीय मानसिकता व्यक्तिगत मानसिकता की विपरीत है। इसका मतलब यह है 
कि आदमी व्यक्तिगत हित को महत्व देने के बजाये राष्ट्र के हित को महत्व दे। जहां 
कहीं दोनों में टकराव हो तो वह व्यक्तिगत हित को त्याग कर राष्ट्र के हित वाले तरीके 
को अपनाये। 


बाहर का कोई देश धन देकर आपको खरीदना चाहे तो अपने देश के प्रति 
प्रेम की भावना आपको इस से रोक दे। टेक्स न देने में आपको व्यक्तिगत लाभ हो 
रहा हो। तब भी आप टेक्स दें, क्योंकि उससे राष्ट्र को लाभ होगा। मिलावटी चीज़ों 
को सप्लाई करने में आपका निजी लाभ बढ़ता हो मगर आप ऐसा न करे क्योंकि ऐसा 
करने से देश की उन्नति रुक जाती है। व्यक्तिगत शिकायतों के बावजूद आप राष्ट्रीय 
सम्पत्ति को नुकसान न पहुंचाये तथा अर्थचक्र को रोकने की कोशिश न करे। क्योंकि 
ऐसा करने में देश का विनाश होगा। चुनाव में यदि आप हार जायें तो दिल से अपनी 
पराजय स्वीकार कर ले। क्योंकि पराजय को स्वीकार न करने का परिणाम यह होता 
है कि देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। यदि आप उत्तरदायित्वपूर्ण पद 
पर है तो अपने आर्थिक लाभ के लिये किसी पड़्यंत्रपूर्ण योजना में शामिल न हों 
क्योंकि ऐसा करने से देश का आर्थिक ढांचा तबाह हो जाता है। यदि आप को एक 
बार सत्ता मिल जाये तो यह न चाहें कि में हो सदैव सत्तासीन रहूं। क्योंकि इस प्रकार 
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के राजनीतिक स्वार्थ देश के लोकतांत्रिक ढांचे को विनाश तथा बरबादी के कगार तक 
पहुंचा देते हैं। यदि आप नेता हैं तो अपने चुनावी हितों के लिये एक समुदाय के 
अंदर दूसरे समुदाय के विरुद्ध नफरत तथा भय की भावनाओं को न उत्पन्न करे। 
क्योंकि इस से आपका वोट बैक तो बनेगा लेकिन देश का बेक दिवालिया हो कर रह 
जायेगा। इत्यादि । 


इसी का नाम सच्ची देश भक्ति हे। तथा यही देश को आगे बढ़ाने के लिये 
आवश्यक है। मगर यही चीज़ आज हमारे देश में मोजूद नहीं। ऐसा प्रतीत होता है, 
कि सारे लोग “देश भक्त” के बजाये “आत्म भक्त” हो गये है। हर एक अपने लाभ 
के लिये देश के लाभ को भूल गया है। इसी “आत्म भक्ति” ने देश का ऐसा बुरा 
हाल किया है जिस की हर व्यक्ति आज शिकायत कर रहा है। 


देश भक्ति, समान नागरिक संहिता जैसी कार्यवाहियों से कभी नहीं आयेगी, 
बल्कि लोगों की सोच को रचनात्मक दिशा देने से आयेगी। इस के लिये हमें तमाम 
साधनों का उपयोग कर लोगों को प्रशिक्षित करना होगा। हमें रचनात्मक विवेक तथा 
मानसिक जागृति की एक लम्बी व बहुकोणीय मुहिम चलानी पड़ेगी। निसंदेह यह एक 
कठिन कार्य है परन्तु यह भी सत्य है कि कोई भी दूसरी चीज़ इसका बदल नहीं हे। 


शिक्षा का महत्व 


भारतीय संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अंतर्गत जो धाराऐँ दर्ज हैं उनमें 
से एक उसकी धारा 45 है। इस धारा के अनुसार राज्य यह प्रयास करेगा कि संविधान 
के लागू होने के बाद दस वर्ष की अवधि में वह सारे बच्चों, के लिये निःशुल्क तथा 
अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराये। यहां तक कि वे चोदह वर्ष की आयु तक पहुंच जाये। 


वह हाथ ज्ञागी शात28ए0०प्ा 00 जाण्णव९र, जशांगा।)। 3 9९700 0० (शा 
एटथ्ा5 ॥णा 6 एग्राधशाव्यालशा णए पञां5 ०णातरपरांगा, णि 7९९ धा0 
०णाफएए50ठाए ढतएट्याणा णि थी दाविशा फरापों गोटपर ०207ए60 (९ 32९ 
णा 076९॥ ;४८७४६. 


संभवता: निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता हे कि यह धारा मार्गदर्शक 
सिद्धांतों के अंतर्गत लिखित धाराओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मगर हम देखते 
हैं कि उसकी यही धारा सबसे अधिक महत्वहीन बनी हुई है। उच्चतम न्यायालय ने 
कभी इसकी आवश्यकता नहीं समझी कि वह शासन से पूछताछ करे कि दस वर्ष की 
अवधि गुजरने के बावजूद इस धारा पर कार्यवार्ह” क्यों नहीं की गई। 
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शिक्षा का महत्व राष्ट्र निर्माण के लिये इतना अधिक है कि उसके मुकाबले 
में समान नागरिक संहिता का मामला केवल एक “नानइश्यू” की है सियत रखता हे। 
ऐसी स्थिति में हमारा एकसूत्रीय लक्ष्य केवल यह होना चाहिये कि हम देश के लोगों 
को शत प्रतिशत शिक्षित बनाये | इसके सिवा जिस चीज़ को भी लक्ष्य बनाया जायेगा 
वह वास्तविक ध्यान देने योग्य मुद्दे से ध्यान हटाने के समान होगा। ओर इस प्रकार 
ध्यान को महत्वपूर्ण से हटाकर महत्वहीन में उलझा देना एक राष्ट्रीय अपराध है न 
कि राष्ट्र की सेवा। 


शिक्षा का संबंध वास्तव में नोकरी से नही है। शिक्षा का वास्तविक महत्व यह 
है कि वह विवेक का पोषण करती हे। वह मनुष्य को सही दिशा में सोचने वाला बना 
देती है। समाज या राष्ट्र में जितनी भी सकारात्मक तथा लाभदायक घखटनायें होती हे 
वह सब उन्हीं लोगों की देन होती हैं जो सही दृष्टिकोण के स्वामी है। 


सही दृष्टिकोण व्यक्ति के अंदर दूरदर्शिता उत्पन्न करता है वह आदमी को बताता 
है कि वह विभिनताओं से किस प्रकार निपटे। वह आदमी के अन्दर परिपक्वता उत्पन 
करता है कि वह अपने “माइनस” को “प्लस” में परिवर्तित कर सके। उससे आदमी 
एक चीज़ तथा दूसरी चीज़ के मध्य अन्तर को जानता है। वह प्रत्यक्ष से गुज़रकर परोक्ष 
को जान लेता है। सही दृष्टिकोण से हो सही कर्म सम्भव होता है तथा सही कर्म ही 
किसी व्यक्ति या समुदाय को सफलता के लक्ष्य तक पहुंचाता है । 


समाज में एकता तथा परस्पर सामंजस्य का वातावरण बनाने के लिये वास्तविक 
आवश्यकता यह नहीं है कि लोगों का शादी व्याह का तरीका एक हो बल्कि असल 
आवश्यकता यह है कि लोग सही दृष्टिकोण के स्वामी हों। सही दृष्टिकोण क्या है यह 
एक घटना से स्पष्ट होगा: 


स्वामी विवेकानन्द (863-902) को एक ईसाई बन्धु ने अपने घर पर आमंत्रित 
किया। ईसाई ने स्वामीजी को जांचने के लिये यह किया कि अपने अतिथि कक्ष में 
एक मेज़ पर नीचे ओर ऊपर बहुत सी धार्मिक पुस्तकें रख दी। सबसे नीचे हिन्दुओं 
की पवित्र पुस्तक रामायण रखी, उसके ऊपर विभिन्‍न धर्मों की पुस्तकें तथा सबसे ऊपर 
अपनी धार्मिक पुस्तक बाइबिल। स्वामी विवेकानंद ने जब कमरे में प्रवेश किया तो 
ईसाई मेजबान ने किताबों की ओर संकेत करते हुये कहा कि देखिये इसके बारे में 
आपकी क्‍या टिप्पणी है। स्वामी जी किताबों के इस क्रम को देख कर मुस्कुरा और 
कहा “फाउन्डेशन” तो बहुत अच्छी हे। 
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स्वामीजी यदि इस मामले को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लेते तो वे बिगड़ जाते। 
वे कहते कि क्‍या तुमने मुझे अपमानित करने के लिये यहां बुलाया था। अब दोनों में 
तकरार शुरू हो जाती। संभव था कि यह तकरार बढ़कर इस नोबत तक पहुंचती कि 
शांति स्थापित करने क्रे लिये पुलिस को बुलाना पड़ता। लेकिन स्वामी जी ने उसको 
प्रतिष्ठा का मामला बनाने के बजाये उपेक्षा का मामला बना दिया। इस का परिणाम 
यह हुआ कि जो मामला दोनों को लड़ाई तक पहुंचाता। वह दोनों के मध्य मुस्कुराहट 
के आदान-प्रदान पर समाप्त हो गया। 


यह सराहनीय घटना किस प्रकार हुईं। क्या इस लिये कि स्वामी विवेकानंद 
तथा उपरोक्त ईसाई का शादी-व्याह का तरीका एक था। स्पष्ट है कि ऐसा नहीं था। 
क्योंकि उनमें से एक हिन्दू था तथा दूसग ईसाई, ओर हिन्दुओं तथा ईसाइयों में शादी 
व्याह का तरीका एक दूसरे से सर्वथा भिन है। 


इसका कारण केवल यह था कि स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी 
उच्च कोटि की शिक्षा ने उनको अत्यंत विवेकावान बना दिया था। वे जानते थे कि 
किस तरह किसी घटना को नकारात्मक दिशा देने के बजाये उसको सकारात्मक दिशा 
दी जा सकती है। वे सोचने की कला जानते थे। वे जीवन के विज्ञान सें परिचित थे। 
वे जानते थे कि किस तरह विभिन्‍नता के बावजूद संगठित रहा जा सकता है। इसका 
रहस्य स्वामीजी के विवेक के जागृत होने में था न कि किसी प्रकार की समान नागरिक 
संहिता में । 


मुसलमानों से दो शब्द 


अंत में में मुसलमानों से विनती करंगा कि वे उच्चतम न्यायालय के वर्तमान 
निर्णय (995) के मामले में भूतकाल की उस भूल को न दोहराऐँ जो उच्चतम न्यायालय 
के पूर्वोक्त निर्णय (985) के मामले में उन से हुई थी। दस काल पहले जब शाहबानो 
केस पर महामहिम न्यायालय का निर्णय सामने आया तो मुसलमानों ने सारे देश में 
गेष प्रकट करने तथा प्रदर्शनों का सिलसिला प्रारम्भ कर दिया। उसका सीधा लाभ देश 
के अतिवादी हिन्दू तत्वों को पहुंचा। 


अब पुनः यह तत्व प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मुसलमान भडक कर सड़कों पर 
आजायें ताकि वे मुस्लिम खतरे का होवा खड़ा करके हिन्दुओं में अपना वोट बेंक बना 
सके। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अपनी वर्तमान स्थिति में मुसलमानों के लिये कोई खतरा 
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नहीं। हां यदि मुसलमानों ने एक बार फिर प्रदर्शन का तरीका अपनाया तो निश्चित 
रूप से वह उनके लिये खतरा बन जायेगा। 


यह दुनिया मुकाबले की जगह है। यहां हर एक इस इंतिज़ार में रहता है कि 
वह दूसरे की कमज़ोरी का लाभ उठाये। प्रतिपक्ष को यह अवसर सदेव उस स्थिति में 
मिलता है जब कि अरुचिकर परिस्थिति आने पर आप भड़क उठें तथा उतावले होकर 
कार्यवाही कर बेठें। इसी लिये कुरआन में हुक्म दिया गया है कि-- तुम सब करो, 
जिस तरह हिम्मत वाले पेगम्बरों ने सब्र किया, और उनके लिये जल्दी न करो (अल- 
अहकाफ-35) सब्र का तरीका दूसरे पक्ष से यह अवसर छीन लेना हे कि वह आपका 
कमज़ोरियों का शोषण कर सके। जबकि बेसब्री का तरीका आपसे ऐसी गल्तियां 
करवाता है कि आप अत्यंत सरलता पूर्वक दूसरे की छलपूर्ण योजनाओं का शिकार हो 
जायें। 

किसी समुदाय के विरुद्ध साजिश यद्यपि दूसरे लोग करते है' मगर व्यवहारिक 
रूप से षडयंत्र का शिकार होने या न होने का मामला स्वयं उस समुदाय के अपने 
वश में होता है। इसी हकौकत को समझने में उस समुदाय की सफलता का रहस्य 
छिपा हे जिसके विरुद्ध पडयंत्र किया जाये। 


इति 


कमपोज़:............................  - ्-्ऑ्ऑ्ऑ््_ । । 
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